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प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

यूपीडा, पर्यटन भवन,

गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: Me अक्टूबर, 2023

विषय-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजन६ #के. फैंकेज-0। एवं पैकेज-02 के

निर्माणकर्ताओं को शिड्यूल-एच में दिनांक 6%08.2023 तक दी गयी राहत को

दिनांक 3/.03.2024 तक बढ़ाये जाने KH Ge Al

महोदय,

उपर्युक्त fava. He पत्र. संख्या-3290/यूपीडा/49/4799-।।/2023

दिनांक (7.08.2023 Af Hug संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध सर््यक विचारोपरान्त भारत सरकार के भू-तल परिवहन

मंत्रालय के Aes wit संख्या 60१॥0-4970२०80/80/4504)/ 2020(83777),

दिनांक 04.05.2023 cant सड़क परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को राहत प्रदान

किये Stet Be Schedule-H/G मैं प्रदान की गयी शिथिलिता के इदृष्टिगत शासनादेश

संख्या \ 642/77-3-23-208VA/8 दिनांक 0.04.2023 gant गोरखपुर लिंक

एक्सप्रैसवे के पैकेज-0। एवं 02 के निर्माणकर्ताओं को शिड्यूल-एच में दिनांक

3.03.2023 तक प्रदान की गई राहत को दिनांक 3.03.2024 तक के लिए

बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।

I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |



3. Schedule-H के संबंध मैं निष्पादित किये जाने वाले अनुपूरक अनुबन्ध

दिनांक 3। मार्च, 2024 तक की अवधि के लिये ही मान्य होंगे, उक्त अवधि के

उपरान्त मूल अनुबन्ध A Schedule-H के प्रावधान स्वतः लागू हो जायेंगे।

A. अतः इस संबंध A मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन

cant लिये गये उक्त निर्णय का अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने

का कष्ट करें।

भवदीयँ?

(अनिल कैमार सागर)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक Aca)

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिख़ित#कों Geers एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित-

(|) निजी सचिव, ATO फ्रंब्री%औदयोगिक विकास विभाग, उ0प्र0|

(2)निजी सचिव, मा४*रा्यमंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0|

(3)मुख्य APIA, str, गोमती नगर लखनऊ।

(4)वित्त, fate, ost, गोमती नगर लखनऊ।

(5)गारई्ड ‘is cht

आजा से,

(मनोज कुमार मौर्य)

उप सचिव

I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |


